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श्रम और रोजगार मंत्रालय 


अधिसूचना 


नई दिल्ली, 6 अप्रैल , 2015 


सा . का . नि . 336( अ). केन्द्रीय सरकार , औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 38 की उप -धारा ( 1) के 
खंड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् : 


1. संक्षिप्त नाम और आरम्भ . - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम श्रम न्यायालय , औद्योगिक अधिकरण और राष्ट्रीय अधिकरण 
( वेतन, भत्ते और अन्य सेवा के निबन्धन और शर्ते) नियम, 2015 है । 

( 2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन के तारीख के प्रवृत्त होंगे । 
2. परिभाषाए. - (1) इन नियमों में जब तक कि सदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो : 

(क) “ अधिनियम ” से औद्योगिक विवाद अधिनियम , 1947 ( 1947 का 14) अभिप्रेत है ; 


( ख ) “ पीठासीन अधिकारी ” से अधिनियम की धारा 7 , धारा 7क या धारा 7ख के अधीन पीठासीन अधिकारी के रूप 
में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है । 


( 2 ) उन शब्दों और पदों के , जो इन नियमों में प्रयुक्त है तथा परिभाषित नहीं है परंतु अधिनियम में परिभाषित है 
उनके वही अर्थ हैं जो उक्त अधिनियम में क्रमशः उनके हैं । 


3. कार्यकाल . — किसी सेवारत न्यायधीश की पीठासीन अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति की दशा में , प्रतिनियुक्ति की अवधि 
साधारणतया तीन वर्ष की होगी और सेवानिवृत्त न्यायधीश की दशा में नियुक्ति पैंसठ वर्ष की आयु तक के लिए होगी । 
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4. वेतन. - (1 ) राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारी का वेतन 80, 000 रु. (नियत ) प्रतिमाह की नियत दर से होगा 
और जिसके अंतर्गत सेवारत न्यायधीशों की दशा में प्रतिनियुक्ति भत्ता और सेवानिवृत्त न्यायधीशों की दशा में सकल पेंशन 
भी है । 

( 2) श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारी का वेतन निम्न होगा : 


(i) जिला न्यायधीश ( प्रविष्टि स्तर) - 51,550-1230 - 58 , 930 -1380-63,070 रु. 
(ii) जिला न्यायाधीश ( चयन श्रेणी) - 57, 700 -1230-58, 930- 1380 -67,210 रु . 


(iii) जिला न्यायधीश ( अतिकाल वेतन) - 70, 290- 1540- 76, 450 रु. 
प्रति माह के वेतन में सकल पेंशन ,पेंशन समतुल्य या अन्य सेवानिवृत्ति के फायदे भी हैं , यदि कोई हो : 

परंतु यह कि पीठासीन अधिकारी के रूप में ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति की दशा में , जो न्यायिक सेवा या उप मुख्य श्रम 
आयुक्त (केन्द्रीय) या राज्य सरकार के संयुक्त आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त है और जिसने पेंशन की रीति द्वारा किसी सेवानिवृत्ति 
के फायदे को प्राप्त किया है या प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने के लिए हकदार हो गया है, पीठासीन अधिकारी के लिए ऐसे 
नियत वेतन से सकल पेंशन के बराबर की रकम कम कर दिया जाएगा । 
5. मंहगाई भत्ता . राष्ट्रीय अधिकरण को पीठासीन अधिकारी मंहगाई भत्ता उस दर से प्राप्त करेंगे जो उच्च न्यायालय के 
सेवारत न्यायधीशों को देय है । 

( 2) श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों को वह समतुल्य मंहगाई भत्ता प्राप्त करने के 
हकदार होंगे जो केन्द्रीय सरकार के समूह क अधिकारियों द्वारा समय - समय पर आहरित किया जा रहा है जो 
पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान आहरित उपलब्धियों में राहत पेंशन के कम कर दिए जाने के शर्त के अध्यधीन 

होगी । 
6. नगर प्रतिपूरक भत्ता. – (1) राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों को वह नगर प्रतिपूरक भत्ता देय होगा जो उच्च 
न्यायालयों के न्यायाधीशों को देय है । 

( 2) श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण , के पीठासीन अधिकारियों के नगर प्रतिपूरक भत्ते केन्द्रीय सरकार के 

समूह क अधिकारियों को यथा लागू नियमों के अधीन विनियमित होंगे । 
7 . चिकित्सा रियायत . - राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाएं 
उनके तैनाती के स्थान पर उपलब्ध रहेंगी और जहां केन्द्रीय स्वास्थ्य योजना प्रचालन में नही है, वहां पर वे केन्द्रीय सेवा 
( चिकित्सा परिचर्या) नियम , 1944 में यथा उपबंधित सुविधांए लेने के लिए हकदार होंगे । 

( 2) श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों के लिए , चिकित्सा सुविधांए केन्द्रीय सरकार 

के समूह क अधिकरियों को यथा लागू नियमों के अधीन विनियमित होंगी । 
8 . छुट्टी. - राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों के लिए , छुट्टी से संबंधित मामले उच्च न्यायालयों से सेवारत 
न्यायधीश को यथा ग्राह्य होंगे । 

( 2) श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों के लिए, छुट्टी से संबंधित मामले केन्द्रीय 

सरकार के समूह क अधिकारियों को यथा लागू नियमों के अधीन विनियमित होंगे । 
9. मकान किराया भत्ता . –(1 ) राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों के लिए किराया भत्ता सुसज्जित वास- सुविधा 
या यथास्थिति मूल वेतन का तीस प्रतिशत की दर से मकान किराया भत्ता का प्रबंध किया जाएगा । 

( 2) श्रम न्यायालय और औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों के लिए केन्द्रीय सरकार के समूह क 
कर्मचारियों के लिए यथा अनुज्ञेय मकान किराया भत्ता का प्रबंध किया जाएगा । 
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10. यात्रा भत्ता . — पीठासीन अधिकारियों को उनके पुनर्नियोजन के समय पर लागू दरों पर अपने हकदारी के अनुसार यात्रा 
भत्ता के हकदार होंगे । 
11. छुट्टी यात्रा रियायत. — (1) राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों के लिए केन्द्रीय सरकार के उच्चतम श्रेणी के लिए 
यथा अनुज्ञेय स्वयं और कुटुम्ब के लिए छुट्टी यात्रा रियायात होगी । 
( 2) श्रम न्यायालय और औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों के लिए छुट्टी यात्रा रियायत पीठासीन अधिकारियों 

की पुनर्नियोजन के आधार पर नियुक्ति के बाबत पुनर्नियोजित व्यक्ति को यथा लागू नियमों के अधीन विनियमित होगा । 
12. वाहन भत्ता . - (1) राष्ट्रीय अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा समय समय पर विनिश्चित 
की गई नियत रकम के रुप में वाहन भत्ता का प्रबंध किया जाएगा । 

( 2) श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों को यह विकल्प रहेगा कि या वे शासकीय 
कार्यों के प्रयोजन के लिए स्टाफ कार रखें या अपने वाहन का प्रयोग प्रतिमाह प्रदान किए गए पचहत्तर लिटर पेट्रोल 

द्वारा करें । 
13. स्थानांतरण यात्रा भत्ता . – (1 ) उच्चतम श्रेणी के सरकारी सेवकों के लिए अनुज्ञेय स्थानांतरण भत्ता राष्ट्रीय औद्योगिक 
अधिकरण या श्रम न्यायालय का कार्यग्रहण करने के लिए गृहनगर से मुख्यालय तक और समनुदेशन के समाप्त होने पर 
मुख्यालय के गृह नगर तक का स्थातांतरण यात्रा भत्ता होगा । 

( 2) श्रम न्यायालय या औद्योगिक अधिकरण के पीठासीन अधिकारियों के लिए स्थानांतरण यात्रा भत्ता 
पुनर्नियोजन के आधार पर नियुक्ति के बाबत पुनर्नियोजित व्यक्ति के लिए केन्द्रीय सरकार के यथा लागू नियमों के 

अनुसार होगा । 
14. अभिदायी भविष्य -निधि स्कीम . - पीठासीन अधिकारियों को अभिदायी भविष्य- निधि स्कीम से नियमों के अनुसार 
पुनर्नियोजन की अवधि के दौरान जुड़ने का हक होगा । 
15. अन्य सेवा शर्ते. - उन मामलों की बाबत जिनके बारे में कोई अभिव्यक्त उपबंध नहीं बनाए गए हैं अध्यक्ष या अन्य 
सदस्यों की सेवा के निबधनों और शर्तों से संबंधित मामलों को केंद्रीय सरकार के विनिश्चय के लिए श्रम न्यायालय, औद्योगिक 
अभिकरण या राष्ट्रीय अभिकरण द्वारा निर्देशित किए जाएंगे , और केन्द्रीय सरकार का उस पर विनिश्चय बाध्यकारी होगा । 
16. शिथिल करने की शक्ति केन्द्रीय सरकार को इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत 
शिथिल करने की शक्ति होगी । 

[सं. जेड - 25025 / 05 / 2013 -सीएलएस-2] 

__ धीरज कुमार , संयुक्त सचिव 


MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT 


NOTIFICATION 


New Delhi , the 6th April, 2015 
G . S. R. 336( E). —In excercise of the powers conferred by clause ( c ) of sub -section( 1 ) of Section 38 of the 
Industrial Disputes Act , 1947, the Central Government herebymakes the following rules, namely : 

1. Short title and commencement. — ( 1) These rules may be called the Presiding Officers of the Labour 
Court, Industrial Tribunal and National Tribunal (Salaries, Allowances and other Terms and Conditions of Service ) 
Rules, 2015 . 


( 2 ) 


They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 


2. Definitions. — ( 1) In these rules, unless the context otherwise requires - 


( a ) 


" Act means the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947) ; 
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(b ) “ Presiding Officer” means a person appointed as presiding officer under Sections 7 , 7A or Section 7B 

of the Act . 
(2 ) All other words and expressions used and not defined in these rules but defined in the Act shall have 

meanings respectively assigned to them in the Act. 

3 . Duration . In case of appointment on deputation of serving judges as presiding officer, the normal period 
of appointment shall be for a period of three years and in case of retired judges, the appointment shall be till the age of 
65 years . 

4 . Salary . — ( 1 ) The Pay of the Presiding Officer of National Tribunal shall be fixed @ Rs 80 ,000/- (fixed ) 
per month and this shall include the deputation allowance in case of serving judges and gross pension in case of retired 
judges. 
(2 ) The Salary of the Presiding Officer of the Labour Court or Industrial Tribunal shall be 

(i) the District Judge ( Entry Level ) - Rs. 51,550 - 1230 -58 ,930 -1380 -63,070 
(ii) the District Judge (Selection Grade) – Rs. 57,700 - 1230 -58 ,930 - 1380 -67,210 
( iii ) the District Judge (Super time Scale) – Rs. 70 ,290 - 1540 -76 ,450 


per month inclusive of gross pension, pension equivalent or other retirement benefits, if any : 


Provided that in the case of an appointment of a person as a presiding officer, who has retired from Judicial 
Service or as Deputy Chief Labour Commissioner ( Central) or Joint Commissioner of the State Government and who 
is in receipt of or has received or has become entitled to receive any retirement benefit by way of pension , the pay of 
presiding officer shall be reduced by the gross amount of Pension from the Pay so fixed . 


5 . Dearness Allowance . — (1 ) The presiding officers of National Tribunal shall receive the dearness allowance 
at the rate as admissible to the serving judges of the High Court. 


(2 ) The presiding officers of the Labour Court or Industrial Tribunal shall be entitled to dearness allowance as 

applicable to Group- “ A ” Officers of the Central Government drawing an equivalent pay from time to time 
subject to the condition that relief of pension is deducted from the emolument drawn during the period of 

re-employment. 

6 City Compensatory Allowance. — (1) For presiding officers of National Tribunals, the city compensatory 
allowance shall be as admissible to the serving judges of High Courts. 

( 2 ) For presiding officers of Labour Court or Industrial Tribunal, the city compensatory allowance shall be 

regulated under the rules as applicable to the Group -“ A ” Officers of the Central Government. 

7 . Medical Concession . — (1 ) For presiding officers of the National Tribunal, the Central Government Health 
Scheme facilities shall be available at the station of posting and where the Central Government Health Scheme is not in 
operation , they shall be entittled to the facilities as provided in the CentralServices (Medical Attendance) Rules , 1944 . 

(2) For presiding officers of the Labour Court or Industrial Tribunal, the medical facilities shall be regulated 

under the rules as applicable to the Group -“ A ” Officers of the Central Government. 

8 . Leave. — (1 ) For presiding officers of the National Tribunal, the matters relating to leave shall be as 
admissible to the serving judges of the High Courts . 

(2) For presiding officers of the Labour Court or Industrial Tribunal, the matters relating to leave shall be 

regulated under the rules as applicable to the Group - “ A ” Officers of the Central Government. 


9 . House Rent Allowance. — (1 ) For the presiding officers of the National Tribunal, there shall be provided 
rent free furnished accommodation or, as the case may be, the house rent allowance at the rate of thirty per cent of the 
basic pay. 

(2 ) For the presiding officers of the Labour Court or Industrial Tribunal, there shall be provided the House 
Rent Allowance as admissible to the Group -“ A ” Officers of the CentralGovernment. 


10 . Travelling Allowances. — The presiding officers shall be entitled the travelling allowance as per their 
entitlement on the rates at the time of their re-employment. 
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11. Leave Travel Concession . — (1) For the presiding officers of the National Tribunal, the leave travel 
concession for self and family shall be as admissible to the highest grade in the Central Government. 

(2 ) For the presiding officers of the Labour Court or Industrial Tribunal, the Leave Travel Concession 

shall be regulated under the rules as applicable to re -employed person in respect of Presiding Officers 
appointed on re -employed basis. 


12 . Conveyance Allowance. — (1 ) For the presiding officers of the National Tribunal, there shall be provided 
the conveyance allowance in the form of a fixed amount to be decided by the Central Government from time to time. 

(2 ) The presiding officers of the Labour Court or Industrial Tribunal may have an option either to have a 

staff car for official purposes or use of own vehicle with a grant of seventy five litres of petrol per 
month . 


13. Transfer Travelling Allowance . — ( 1) The transfer travelling allowance shall be as admissible to a 
Government Servant of the highest grade from home town to headquarters for joining the National Industrial Tribunal or 
Labour Court and from headquarters to home town at the end of the assignment. 

(2) For the presiding officers of the Labour Court or Industrial Tribunal, the transfer travelling allowance 

shall be as per Central Government rules as applicable to re -employed person in respect of presiding 

officers appointed on re -employed basis. 
14. Contributory Provident Fund Scheme. — The presiding officers shall be entitled to join Contributory 
Provident Fund Scheme as per rules during the period of re -employment. 

15. Other Conditions of Service. — Matters relating to the terms and conditions of service of the Chairperson 
or other Members with respect to which no express provisions has been made in these rules , shall be referred by the 
Labour Court, Industrial Tribunal or National Tribunal to the Central Government for its decision , and the decision of the 
Central Government thereon shall be binding. 

16 . Power to relax . — The Central Government have power to relax the provision of any of these rules in 
respect of any class or categories of persons. 
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